भारत सरकार

उपभोक्‍ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक                 राज्‍य सभा     
वितरण मंत्रालय (उपभोक्‍ता मामले विभाग)       अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 1427.
जिसका उत्‍तर सोमवार 5 दिसम्‍बर, 2011 को दिया जाएगा

जमाखोरी और कालाबाजारी पर रोक लगाना
1427. प्रो0 अनिल कुमार साहनी:

   क्‍या उपभोक्‍ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क): क्‍या राज्‍य सरकारों/संघ राज्‍य क्षेत्र प्रशासनों को आवश्‍यक वस्‍तु अधिनियम,1955 और चोरबाजारी निवारण और आवश्‍यक वस्‍तु प्रदाय अधिनियम,1980 के अंतर्गत आवश्‍यक वस्‍तुओं की जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने हेतु शक्तियां दी गई हैं;
(ख): यदि हां, तो आवश्‍यक वस्‍तुओं की जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने, वस्‍तुओं की कृत्रिम कमी और आवश्‍यक वस्‍तुओं के मूल्‍यों में वृद्धि से बचने के लिए राज्‍यों और संघ राज्‍य क्षेत्रों द्वारा उक्‍त अधिनियमों को लागू करने के संबंध में क्‍या-क्‍या कार्रवाई की गई है; और
(ग): वर्ष 2010 और 2011 के दौरान मारे गए छापों, गिरफ्तार किए गए, अभियोजन चलाए गए और दोष-सिद्ध व्‍यक्तियों की संख्‍या और साथ ही जब्‍त किए गए माल की कीमत का ब्‍यौरा क्‍या है?
उत्‍तर
उपभोक्‍ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार)

(प्रो0 के0 वी0 थॉमस)
(क) से (ग): जी हां। आवश्‍यक  वस्‍तु अधिनियम,1955 का प्रवर्तन करना राज्‍य/संघ राज्‍य क्षेत्र सरकारों की जिम्‍मेदारी है। राज्‍य सरकारों/संघ राज्‍य क्षेत्र प्रशासनों को आवश्‍यक वस्‍तुओं की जमाखोरी और चोर बाजारी को रोकने के लिए आवश्‍यक वस्‍तु अधिनियम,1955 और चोर बाजारी निवारण एवं आवश्‍यक वस्‍तु प्रदाय अधिनियम,1980 दोनों के उपबंधों के तहत आवश्‍यक कार्रवाई करने के लिए शक्‍तियां प्रत्‍यायोजित की गई हैं। 
     राज्‍य सरकारों/संघ राज्‍य क्षेत्र प्रशासनों को अपनी अपेक्षता के अनुसार, विशिष्‍ट खाद्य वस्‍तुओं का स्‍टॉक करने की सीमा निर्धारित करने के लिए सक्षम बनाया गया है। राज्‍य सरकारों/संघ राज्‍य क्षेत्रों को बार-बार दोनों अधिनियमों को कड़ाई से लागू करने और इन अधिनियमों के प्रवर्तन की निगरानी करने का भी अनुरोध किया गया है। राज्‍य सरकारों/संघ राज्‍य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार वर्ष  2010 और 2011 (30.10.2011 तक) के दौरान, आवश्‍यक वस्‍तु अधिनियम, 1955 के तहत नियमों के उल्‍लंघन के लिए मारे गए छापों, गिरफ्तार, अभियोजित एवं दोषसिद्ध व्‍यक्तियों और जब्‍त किए गए माल के मूल्‍य के ब्‍यौरे निम्‍नानुसार हैं:- 
	वर्ष 
	छापों की संख्‍या
	गिरफ्तार किए गए व्‍यक्‍तियों की संख्‍या
	अभियोजित व्‍यक्‍तियों की संख्‍या
	दोषसिद्ध  व्‍यक्‍तियों की संख्‍या
	जब्‍त किए गए माल का मूल्‍य (लाख रु. में)

	2010
	204783
	10906
	4539
	161
	10500.7

	2011
(31.10.2011 तक)
	146638
	3350
	3537
	9
	5334.511


       राज्‍य सरकारों/संघ राज्‍य क्षेत्र प्रशासनों को, ऐसे व्‍यक्तियों, जिनकी गतिविधियां समुदाय को आवश्‍यक वस्‍तुओं की आपूर्ति बनाए रखने में बाधक पाई जाती हैं, को चोर बाजारी निवारण एवं आवश्‍यक वस्‍तु प्रदाय अधिनियम,1980 के तहत नजरबंद करने की शक्‍तियां प्रदान की गई हैं। राज्‍य सरकारों/संघ राज्‍य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा केंद्र सरकार को दी गई सूचना के अनुसार वर्ष  2010 और 2011 (30.10.2011 तक) के दौरान, उक्‍त अधिनियम के तहत जारी किए नजरबंदी आदेशों के ब्‍यौरे नीचे दिए गए हैं :- 
	राज्‍य का नाम
	2010
	2011
(31.10.2011 तक)

	गुजरात
	79
	57

	तमिलनाडु
	120
	169

	उड़ीसा
	02
	-

	महाराष्‍ट्र
	02
	05

	आंध्र प्रदेश

	01
	-

	छत्‍तीसगढ़
	01
	-

	कुल
	205
	231
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